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PART 1 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 30, 1987 ( ASAR . 9 , 1909 SAKA) 


के मध्य 


श्रम विभाग 

आदेश 

दिनांक 15 जून , 1987 
सं ० प्रो ० वि ०/ भिवानी / 70-87/ 22838 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी जीन्द सैन्ट्ल कोपरेटिव 
बैंक लि ०, जीन्द , के श्रमिक श्री वेद प्रकाश , पुत्र श्री उदे सिंह , गाँव इगराह , तहसील व जिला जीन्द तथा उसके प्रबन्धकों 

इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
और चंकि हरियाणा के राज्यपाल. इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) -84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री वेद प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचिन तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदारहै ? 

सं ० प्रो ०वि ० गुड़गांव/ 10 1-87/ 22852 --- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै • दी रिवाड़ी कोपरेटिव बैंक लि . 
रिवाड़ो, के श्रमिक श्री रामेश्वर दयाल, पुत्र श्री रामजीलाल , गांव मनेठी, डा ० कुन्द , तहसील रेवाड़ी, जिला महेन्द्र गढ़ तथा 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, सब, प्रोद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खग ( घ ) द्वारा प्रदान को गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 7-1 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, 
हरियाणा, करोदाबाद, को नोचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तया श्रमिकों के बीच या सो विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं 
अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/ मामले हैं या निर्णय एवं पंचाट तोन पास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 

क्या श्री रामेश्वर दयाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


" 


- 


.. 


. 


: 


हकदार है ? 


विवाद है । 


सं ० मो०- वि ०/एफ.डी./ 128-87/ 22854 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सरताज इण्डस्ट्रीज लिंक रोड , 
फरीदाबाद , के श्रमिक श्री ख राज खन्ना मार्फत श्री आर . एल . शर्मा प्रेजीडेंट जनरल इन्जीनियरिंग वर्करज यूनियन रजि ०, 
एन . आई. टी ., फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखितं मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौदयोगिक अधिकरण, 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिकों के बीच या तो विवादास्त मामला/ मामले हैं 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है: 

क्या श्री लेख राज खन्ना की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार हैं ? 
सं.ओ. वि./ एफ.डी. / 122866.- ~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं करतार सिंह प्रोप. ग्रीन स्टोन 
मकान नं ० 

131, सैक्टर 16 -ए , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री शंकर, मार्फत राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन , 7 जन्त मन्त्र 
रोड़, नई दिल्ली तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन 
गठित प्रोद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामल । जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री शकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


के . 
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